भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1166
16 अगस्‍त, 2013 के लिए प्रश्‍न
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के कार्यान्वयन के निहितार्थ
1166. श्री नरेश अग्रवाल: 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को पुर:स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) क्या सरकार ने वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न अधिप्राप्ति प्रणाली, किसान और खाद्य उद्योग पर इसके निहितार्थ का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क):  सरकार ने दिनांक 5.7.2013 को राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्‍यादेश (एन एफ एस ओ) जारी किया है।  तत्‍पश्‍चात् दिनांक 7.8.2013 को अध्‍यादेश के स्‍थान पर राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एन एफ एस बी), 2013 लोकसभा में पुर:स्‍थापित किया गया है और दिसम्‍बर, 2011 में पुर:स्‍थापित राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को वापस ले लिया गया है।

(ख) से (घ):  लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का कार्यान्‍वयन जारी रखा जाएगा, तथापि खाद्य सुरक्षा संबंधी कानून में उल्‍लिखित कवरेज, खाद्यान्‍नों की हकदारी, मूल्‍यों आदि से संबंधित मानदंड संशोधित किए जाएंगे।  एन एफ एस ओ में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी पी डी एस) में सुधार हेतु उपाय भी निर्धारित किए गए हैं, जिन्‍हें केन्‍द्रीय सरकार और राज्‍य सरकारें क्रमश: शुरु करने के लिए प्रयास करेंगी।


जहां तक खरीद और किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव का संबंध है, सरकार की मौजूदा, खरीद नीति जारी रखी जाएगी जिसके अंतर्गत सभी निर्दिष्‍ट केन्‍द्रों पर बिक्री हेतु लाया गया समस्‍त खाद्यान्‍न, जो निर्दिष्‍ट मानदंडों को पूरा करता है, सभी सार्वजनिक खरीद एजेंसियों द्वारा न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एम एस पी) पर खरीद लिया जाता है।  अत: यह खरीद  खुली होती है और इसकी कोई उच्‍चतम सीमा नहीं है। इस प्रकार किसानों को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के रुप में लाभकारी मूल्‍यों का लाभ मिलता रहेगा।  इस विधेयक का खाद्य उद्योग पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
*******

